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ͫडिजटल मीͫडया मंचɉ का ͪवǓनयमन 

2928. डॉ. Ĥभा मिãलकाजु[नः 

Èया सूचना और Ĥसारण मंğी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩकः 

(क)  Èया सरकार ने सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ (मÚयèथ Ǒदशा-Ǔनदȶश एवं ͫडिजटल मीͫडया आचार 
सǑंहता) Ǔनयम, 2021 तथा Ĥसारण संबंधी नीǓतयɉ के अंतग[त ͫडिजटल मीͫडया मंचɉ 
के ͪवǓनयमन के ͧलए कोई कदम उठाए हɇ; 

(ख)  यǑद हा,ँ तो Èया ͫडिजटल समाचार Ĥकाशकɉ तथा ओटȣटȣ मंचɉ के ͧलए कोई Ǒदशा-
Ǔनदȶश जारȣ ͩकए गए हɇ;  

(ग)  यǑद हाँ, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है और गत तीन वषɟ के दौरान उãलंघनɉ के ͩकतन े
मामले दज[ ͩकए गए तथा उन पर Èया कार[वाई कȧ गई;  

(घ)  अͧभåयिÈत कȧ èवतंğता को सुरͯ¢त करते हुए अनुपालन सुǓनिæचत करने के ͧलए 
कौन-सा तंğ èथाͪपत ͩकया गया है; और  

(ङ)  Èया इस संबंध मɅ कोई संशोधन अथवा सुधार सरकार के ͪवचाराधीन है, यǑद हाँ, तो 
त×संबंधी Þयौरा Èया है? 

उƣर 
सूचना और Ĥसारण एवं संसदȣय काय[ राÏय मğंी 

(डॉ. एल. मुǾगन) 

(क) से (ङ): सरकार ने सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधǓनयम, 2000 के अंतग[त सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ 
(मÚ यवतȸ ǑदशाǓनदȶश और ͫडिजटल मीͫडया आचार सǑंहता) Ǔनयम, 2021 अͬधसूͬ चत ͩकए 
हɇ। इलेÈĚॉǓनकȧ और सचूना Ĥौɮयोͬगकȧ मंğालय (मैटȣ) ɮवारा Ĥशाͧसत आईटȣ Ǔनयमɉ के 
भाग-II मɅ, अÛय दाǓय×वɉ के साथ-साथ, मÚयèथ से यह अपे¢ा कȧ जाती है ͩक वे अपने 
Üलेटफॉमɟ पर होèट अथवा Ĥकाͧशत कȧ गई सामĒी के सबंंध मɅ यथोͬचत सावधानी का पालन 
करɅ। 

इन Ǔनयमɉ के भाग-III मɅ ͫडिजटल समाचार Ĥकाशकɉ तथा ऑनलाइन सिृजत सामĒी (ओटȣटȣ 
Üलेटफॉमɟ) के Ĥकाशकɉ के ͧलए एक आचार सǑंहता का Ĥावधान है। आईटȣ Ǔनयमɉ के अतंग[त 



आचार संǑहता के अनुपालन के ͧलए Ǔनàनानुसार तीन-èतरȣय ͧशकायत Ǔनवारण तंğ का भी 
Ĥावधान हैः 

(क) èतर-I – Ĥकाशक 
(ख) èतर-II – Ĥकाशकɉ का èव-ͪवǓनयामक Ǔनकाय, तथा 
(ग) èतर-III – कɅ ġ सरकार का Ǔनगरानी तंğ। 

èतर-I तथा èतर-II पर èव-ͪवǓनयमन के Ĥावधान ͫडिजटल समाचार Ĥकाशकɉ तथा ओटȣटȣ 
Üलेटफॉमɟ कȧ जवाबदेहȣ सǓुनिæचत करते हुए वाक् और अͧभåयिÈत कȧ èवतंğता को सुरͯ¢त 
रखने कȧ भावना के अनुǾप हɇ। सूचना Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधǓनयम, 2000 कȧ धारा 79(3)(ख) के 
अतंग[त गैर-कानूनी सामĒी को हटाने अथवा उस तक पहंुच ǓनिçĐय करने के ͧलए मÚयèथɉ 
को अͬधसूचना जारȣ करने का Ĥावधान है। 

सरकार ͧशकायतɉ के आधार पर ऐसे मÚयèथɉ तथा ओटȣटȣ Üलेटफॉमɟ के ͪवǽɮध Ǔनयͧमत 
Ǿप से कार[वाई करती है। सरकार ने अæलȣल सामĒी Ĥदͧश[त करने तथा आईटȣ अͬधǓनयम 
कȧ धारा 67 एवं 67क, भारतीय Ûयाय संǑहता (बीएनएस) कȧ धारा 294 तथा è ğी अͧशçट 
Ǿपण (ĤǓतषेध) अͬधǓनयम, 1986 कȧ धारा 4 के उãलंघन के कारण ͪपछले दो वषɟ मɅ भारत 
मɅ साव[जǓनक पहंुच के ͧलए 50 ओटȣटȣ Üलेटफॉमɟ को ǓनिçĐय ͩकया है। 

कɅ ġ सरकार से संबंͬधत फजȸ समाचारɉ कȧ जांच के ͧलए एक फैÈ ट चैक युǓनट (एफसीयू) कȧ 
èथापना कȧ गई है। भारत सरकार के मंğालयɉ/ͪवभागɉ मɅ अͬधकृत İोतɉ से समाचारɉ कȧ 
Ĥामाͨणकता का स×यापन करने के उपरांत, एफसीयू ͪवͧभÛन मीͫडया Üलेटफॉमɟ पर सहȣ सूचना 
पोè ट करती है। 
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